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                                              12 मई, 2016 को उत्‍तर के लिए
jkT;ksa dks lLrh vkoklh; ;kstukvksa ds fy, izksRlkfgr djuk 

2110- Jh ,ñ dsñ lsYokjkt% 
D;k vkokl vkSj 'kgjh xjhch mi'keu ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%
¼d½ 
D;k ;g lp gS fd ljdkj lHkh jkT; ljdkjksa dks jkT;ksa esa vkSj lLrh vkoklh; ;kstuk ykus ds fy, izksRlkfgr dj jgh gS vkSj ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS( vkSj
 ¼[k½ 
D;k ;g Hkh lp gS fd ljdkj lLrh vkoklh; ;kstukvksa dks vkSj fj;k;rsa tSls dj NwV rFkk eatwjh bR;kfn nsus ij fopkj dj jgh gS vkSj ;fn gka] rks rRlacaèkh C;kSjk D;k gS\
उत्तर
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्‍य  मंत्री
( श्री बाबुल सुप्रियो)  
(क): राष्‍ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति (एनयूएचएचपी) : 2007 इस बात का समर्थन करती है कि राज्‍य / संघ क्षेत्रों को देश में सुस्थिर और किफायती आवासीय स्‍टॉक को बढाने के लिए आवास (विभिन्‍न लागत- प्रभावी स्‍लम - संबंधित विकल्‍पों सहित) और अवसंरचना हेतु निधियों के त्‍वरित प्रवाह पर ध्‍यान केन्द्रित करना चाहिए । राज्‍यों / संघ राज्‍य क्षेत्रों के पहलों को पूरा करने के लिए सभी पात्र परिवारों / लाभार्थियों को वर्ष 2022 तक आवास प्रदान करने हेतु राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों के माध्‍यम से कार्यान्‍वयन एजेंसियों को केन्‍द्रीय सहायता प्रदान करने के उद्येश्‍य से ‘प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी) मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन में यह बुनियादी नागरिक अवसंरचना सहित 30 वर्ग मी0 के कुरसी क्षेत्र तक के आवासों के निर्माण के लिए सहायता की परिकल्‍पना की गई है । 
(ख): केन्‍द्रीय बजट 2016-17 में पीपी परियोजनाओं समेत केन्‍द्र अथवा राज्‍य सरकार द्वारा निर्मित 60 वर्ग मी0 तक के किफायती आवासों पर सेवा कर में छूट की व्‍यवस्‍था है । जून, 2016 से मार्च, 2019 तक अनुमोदित चार प्रमुख महानगरों में 30 वर्ग मी0 और अनुमोदन से तीन वर्षों की समय-सीमा में पूर्ण और अन्‍य शहरों में 60 वर्ग मी0 तक की रिहायशी इकाईयों वाली आवासी परियोजनाओं में किसी उपक्रम के लाभ पर 100 प्रतिशत कटौती की व्‍यवस्‍था की गई है । 

प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) (शहरी) के दिशा निर्देश राज्‍यों / संघ राज्‍य क्षेत्रों को यह अधिदेश देते हैं कि उनमें शहरी स्‍थानीय निकाय (यूएलबी) स्‍तर पर ले आऊट अनुमोदन और भवन निर्माण की अनुमति के लिए एकल खिड़की समयबद्ध स्‍वीकृति की व्‍यवस्‍था हो । शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए आदर्श भवन निर्माण उप-नियम, 2016 में भी एकल खिडकी की प्रणाली, ऑन लाईन स्‍वीकृति, स्‍थानीय प्राधिकारियों को प्रत्‍यायोजन सहित ऑनलाईन स्‍वीकृतियों के लिए शहरी स्‍थानीय निकायों से बाहर की एजेंसियों के एकीकरण समेत निर्माण अनुमति के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के विभिन्‍न विकल्‍पों के सुझाव दिए गए हैं । 
***
